भारत सरकार
वित्त मंत्रालय 
वित्तीय सेवाएं विभाग
राज्य सभा 
अतारांकित प्रश्न संख्या 4073
(जिसका उत्तर 03 अप्रैल, 2018/13 चैत्र, 1940 (शक) को दिया जाना है)
इरादतन चूककर्त्ताओं से ऋण राशि की वसूली हेतु कड़े उपाय
4073.
डा॰ वी॰ मैत्रेयनः 
क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः
(क)
बैंकों में 100 करोड़ या उससे अधिक की राशि के इरादतन चूककर्त्ताओं की बैंक-वार सूची क्या है;

(ख)
क्या सरकार ने सरकारी क्षेत्र के बैंकों की अनर्जक आस्तियों की सही-सही मात्रा तथा भारतीय रुपये में मूल्य तथा चूककर्त्ताओं की संख्या का पता बैंक-वार लगाने हेतु कोई ठोस कदम उठाए हैं;

(ग)
यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(घ)
सरकार द्वारा इस संबंध में विगत चार वर्षों में क्या कार्रवाई की गई है; और
(ङ)
क्या सरकार ने इरादतन चूककर्त्ताओं से ऋण-वसूली के लिए कठोर उपाय किए हैं?
उत्तर
वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री शिव प्रताप शुक्‍ल)
(क) से (ग): भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) ने यह सूचित किया है कि भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम, 1934 की धारा 45ड. के अंतर्गत उधारकर्त्ता-वार ऋण सूचना प्रकटीकरण हेतु उपलब्ध नहीं है। धारा 45ड. में यह उपबंध किया गया है कि बैंक द्वारा दी गई ऋण सूचना को गोपनीय माना जाएगा और इसे न तो प्रकाशित किया जाएगा और न ही किसी भी रूप में प्रकट किया जाएगा। आरबीआई के वैश्विक परिचालन आंकड़ों के अनुसार सरकारी क्षेत्र के बैंकों (पीएसबी) की अनर्जक आस्तियों (एनपीए) की बैंक-वार संख्या तथा राशि और इरादतन चूककर्त्ताओं की बैंक-वार संख्या तथा दिनांक 31.12.2017 की स्थिति के अनुसार पीएसबी द्वारा सूचित आंकड़ों के अनुसार पीएसबी के इरादतन चूककर्त्ताओं से संबद्ध राशि को अनुबंध में दर्शाया गया है।
(घ) और (ड.): बैंकों के एनपीए को कम करने/नियंत्रित करने तथा इसके कारण होने वाली चूक की घटनाओं को कम करने और इरादतन चूककर्त्ताओं से वसूली करने के लिए कई कदम उठाए गए हैं।
बैंकों के एनपीए को कम करने/नियंत्रित करने हेतु दबावग्रस्त आस्तियों के समयबद्ध समाधान के लिए दिवाला और शोधन अक्षमता संहिता, 2016 को अधिनियमित किया गया है। इसके अलावा, इस संहिता के अंतर्गत दिवालियापन समाधान प्रक्रिया आरंभ करने के लिए बैंकों को निदेश जारी करने हेतु आरबीआई को प्राधिकार देने के लिए बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 को संशोधित किया गया है। इस संशोधनकारी विधान के उपबंधों के अंतर्गत सरकार द्वारा दिए गए प्राधिकार के संदर्भ में आरबीआई ने इस संहिता के अंतर्गत दिवालियापन प्रक्रिया आरंभ करने के लिए दिनांक 31.03.2016 की स्थिति के अनुसार 5,000 करोड़ रुपए से अधिक बकाया राशि तथा 60% या उससे अधिक राशि के अनर्जक आस्ति के रूप में वर्गीकृत 12 खातों को संदर्भित करने के लिए कुछेक बैंकों को निदेश जारी किए हैं। इन निदेशों के अनुसार, बैंकों ने इन खातों के संबंध में राष्ट्रीय कंपनी विधि अधिकरण (एनसीएलटी) के समक्ष आवेदन किए हैं। इसके अलावा, संहिता को लागू किए जाने को ध्यान में रखते हुए, आरबीआई ने दबावग्रस्त आस्तियों के समाधान के लिए हाल ही में संशोधित संरचना जारी की है, जिनमें उच्च मूल्य वाले दबावग्रस्त खातों के समयबद्ध समाधान की व्यवस्था की गई है। वित्तीय आस्तियों का प्रतिभूतिकरण एवं पुनर्गठन तथा प्रतिभूति हित का प्रवर्तन (सरफासी) अधिनियम को अधिक प्रभावी बनाने के लिए संशोधित किया गया है। इसके अलावा वसूली में तेजी लाने के लिए छः नए ऋण वसूली अधिकरण स्थापित किए गए हैं। इसके अलावा, पीएसबी सुधार कार्यसूची के अंतर्गत पीएसबी सख्ती से वसूली तथा विशेषीकृत निगरानी एजेन्सियों के जरिए बड़े ऋण एक्सपोजर के संबंध में स्वीकृति पश्चात् निष्पक्ष तथा प्रभावी अनुवर्ती कार्रवाई करने के लिए, अन्य बातों के साथ-साथ, दबावग्रस्त आस्ति प्रबंधन वर्टिकल्स सृजित करने के लिए प्रतिबद्ध है।
आरबीआई के अनुदेशों के अनुसार चूक की घटनाओं को कम करने तथा इरादतन चूककर्ताओं से वसूली करने के लिए बैंकों अथवा वित्तीय संस्थाओं के द्वारा इरादतन चूककर्ताओं को कोई अतिरिक्त सुविधा स्वीकृत नहीं की जाती है और उनकी इकाई को नया उपक्रम आरंभ करने से पांच वर्ष तक वंचित किया जाता है तथा जब कभी अपेक्षित हो, उधारदाता उनके विरुद्ध आपराधिक कार्यवाही आरंभ कर सकते हैं। सरकारी क्षेत्र के बैंकों (पीएसबी) द्वारा दिए गए आंकड़ों के अनुसार, दिनांक 31.12.2017 की स्थिति के अनुसार, इरादतन चूककर्ताओं के विरुद्ध 2,108 एफआईआर दर्ज की गई हैं, उनसे वसूली के लिए 8,462 वाद दायर किए गए हैं और इरादतन चूककर्ताओं के 6,962 मामलों के संबंध में वित्तीय आस्तियों का प्रतिभूतिकरण एवं पुनर्गठन तथा प्रतिभूति हित का प्रवर्तन अधिनियम (सरफासी) के अंतर्गत कार्रवाई आरंभ की गई है। सेबी ने इरादतन चूककर्ताओं तथा कंपनियों को निधियां एकत्र करने के लिए प्रवर्तक/निदेशक के रूप में पूंजी बाजार में प्रवेश करने से वंचित करने के लिए सेबी विनियमों में संशोधन किया है। इसके अलावा, इरादतन चूककर्ताओं को दिवालियापन समाधान प्रक्रिया में भाग लेने से वंचित करने के लिए दिवाला और शोधन अक्षमता संहिता में संशोधन किया गया है। 
***
अनुबंध
03 अप्रैल, 2018 को उत्तर दिए जाने वाले राज्य सभा अतारांकित प्रश्न सं. 4073
दिनांक 31.12.2017 की स्थिति के अनुसार जीएनपीए तथा इरादतन चूककर्त्ताओं की संख्या और संबंध राशि
राशि करोड़ रुपए में                                                           
	बैंक
	जीएनपीए
	इरादतन चूककर्त्ता

	
	
	संख्या
	राशि

	इलाहाबाद बैंक
	23,261
	164 
	3,590 

	आंध्रा बैंक
	21,599
	401 
	3,979 

	बैंक ऑफ बड़ौदा
	48,480
	255 
	5,600 

	बैंक ऑफ इंडिया
	64,249
	403 
	5,418 

	बैंक ऑफ महाराष्ट्र
	18,128
	137 
	985 

	केनरा बैंक
	40,312
	490 
	4,590 

	सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया
	32,491
	772 
	6,146 

	कॉर्पोरेशन बैंक
	21,818
	122 
	2,182 

	देना बैंक
	14,169
	227 
	1,861 

	आईडीबीआई बैंक लिमिटेड
	50,622
	85 
	3,937 

	इंडियन बैंक
	9,595
	64 
	1,063 

	इंडियन ओवरसीज बैंक
	33,267
	527 
	4,485 

	ओरिएंटल बैंक ऑफ कॉमर्स
	27,551
	429 
	4,236 

	पंजाब एंड सिंध बैंक
	7,040
	27 
	283 

	पंजाब नैशनल बैंक
	57,519
	1,084 
	14,588 

	सिंडिकेट बैंक
	21,103
	204 
	1,163 

	भारतीय स्टेट बैंक
	1,99,155
	1,664 
	28,257 

	यूको बैंक
	25,382
	651 
	5,654 

	यूनियन बैंक ऑफ इंडिया
	40,988
	832 
	5,376 

	युनाइटेड बैंक ऑफ इंडिया
	13,721
	388 
	1,739 

	विजया बैंक
	6,829
	137 
	4,917 

	कुल
	7,77,280
	9,063
	1,10,050


स्रोतः
(1) आरबीआई – जीएनपीए के लिए

(2) बैंक – इरादतन चूककर्त्ताओं के संबंध में
***
